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विषय : फसल-कटाई पश्चात् प्रबंधन के अंतर्गत सहायता
1802. श्री प्रशांत नन्दाः
श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार एमआईडीएच (एनएचएम) के अंतर्गत फसल-कटाई पश्चात प्रबंधन के अंतर्गत सहायता की दर बढ़ाने और, चूंकि ओडिशा राज्य में श्रम दर में संशोधन किया गया है, एमआईडीएच, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित एमआईडीएच के अंतर्गत जल संसाधनों के सृजन के लिए इकाई लागत में वृद्धि करने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क) से (ग) :  एकीकृत बागबानी विकास मिशन को 31.3.2020 तक जारी रखने का अनुमोदन दिया गया था जो 14वें वित्‍त आयोग के कार्यकाल के साथ स्‍वत: समाप्‍त (को-टर्मिनस) हो जाएगा। सरकार ने 15वें वित्‍त आयोग की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने की तिथि आगे बढ़ाई है, तदनुसार ऐसी सभी स्‍कीमों जो 14वें वित्‍त आयोग के साथ स्‍वत: समाप्‍त (को-टर्मिनस) होने वाली थीं, उनको 31.3.2021 तक अथवा 15वें वित्‍त  आयोग की सिफारिशें प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।
इसलिए एमआईडीएच के तहत फसल कटाई पश्‍चात प्रबंधन एवं जल संसाधनों के सृजन के लिए सहायता 31.3.2021 तक जारी रहेगी।
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